 भारत सरकार
                      आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय
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      jktho vkokl ;kstuk ds rgr vkoklksa dk fuekZ.k

67- 
Jh ,lñ Fkaxkosyq% 
D;k vkokl vkSj 'kgjh xjhch mi'keu ea=h ;g crkus dh d``ik djsaxs fd%

¼d½ 
D;k ;g lp gS fd ljdkj jktho vkokl ;kstuk ds rgr ,d fefy;u vkokl

fufeZr djus ij fopkj dj jgh gS] ;fn gka] rks rRlaca/kh C;kSjk D;k gS( vkSj

¼[k½ 
D;k ;g lp gS fd ljdkj mDr iz;kstu ds fy, iwath fuf/k;u djsxh rFkk laLFkkxr foÙkh;u ds ek/;e ls ,d fefy;u vkokl vkSj iznku djsxh] ;fn gka] rks rRlaca/kh C;kSjk D;k gS\
उत्तर
आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री
 (डा0 (कुमारी) गिरिजा व्‍यास)

(क): जी , हां । राजीव आवास योजना (आरएवाई) जून, 2011 में दो चरणों में शुरू की गई; दो वर्ष की अवधि हेतु प्रारंभिक चरण जो जून 2013 में समाप्‍त हुआ और कार्यान्‍वयन चरण । भारत सरकार ने दिनांक 03.09.2013 को वर्ष 2013-2022 की अवधि हेतु केन्‍द्रीय प्रायोजित स्‍कीम के रूप में राजीव आवास योजना का कार्यान्‍वयन चरण आरंभ किया है । सभी शहर/शहरी समूह इस स्‍कीम का लाभ उठा सकते हैं । इस स्‍कीम के अंतर्गत शहरों / शहरी समूहों का चयन राज्‍यों द्वारा केन्‍द्र के परामर्श से किया जाएगा । 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बेहतर आवास सुविधा, नागरिक और सामाजिक सुविधाओं की सुलभता, संस्‍थागत ऋण एवं किफायती आवास स्‍टॉक के सृजन से राजीव आवास योजना के अंतर्गत 1 मिलियन परिवारों को लाभान्वित करने का लक्ष्‍य है । भारत सरकार इस स्‍कीम के अंतर्गत शहर की जनसंख्‍या के आधार पर 50 प्रतिशत से लेकर 80 प्रतिशत तक की सीमा तक मकानों की यूनिट लागत के लिए पूंजीगत सब्सिडी मुहैया कराती है । 
(ख): जी, हां । सरकार ने राजीव ऋण योजना (आरएवाई) आरंभ की है जिसमें भारत सरकार आवास ऋण लाभित शहरी गरीबों को ब्‍याज सब्सिडी मुहैया करायेगी और 12वीं योजना अवधि के दौरान  देशभर में 1 मिलियन लाभार्थियों को शामिल करने का लक्ष्‍य है और यह देश के सभी शहरी क्षेत्रों में लागू है । यह आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्‍ल्‍यूएस) और निम्‍न आय वर्गों (एलआईजी) को प्रदान किए गए ऋणों पर 5 प्रतिशत ब्‍याज सब्सिडी मुहैया कराती है ताकि वे अपने मकानों का निर्माण अथवा विद्यमान मकानों को विस्‍तार कर सकें ।  आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए ऋण की उच्‍चतर सीमा 5 लाख रू0 एलआईजी के लिए 8 लाख रू0 है, तथापि, ऋण की राशि इससे अधिक होने की स्थिति में ब्‍याज सब्सिडी को पहले 5 लाख रू0 की ऋण राशि तक सीमित किया जाएगा ।   
***
